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भारतीय नगर पालिकाओ ंकी वित्तीय 
चुनौतियाँ
संदर्भ

•	 शहरी भारत राष्ट्रीय GDP का लगभग दो-तिहाई हिस्सा 
उत्पन्न करता ह,ै फिर भी वित्तीय रूप से कमजोर बना 
हुआ ह,ै क्योंकि नगरपालिकाओ ंके पास कर राजस्व का 
एक प्रतिशत से भी कम नियंत्रण ह।ै

नगरपालिकाओ ंकी वित्तीय संरचना को लेकर चिताएं 

•	 74वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने शहरी 
स्थानीय निकायों (ULBs) को 12वीं अनसुचूी में 
सचूीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया, जिनमें 
जल आपरू्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य 
शामिल हैं। 

	� हालांकि, इसके अनरुूप वित्तीय विकें द्रीकरण राज्यों 
में कमजोर और असंगत रहा ह,ै जिससे ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हुई ह ै जहां जिम्मेदारी तो विकेन्द्रीकृत ह ै
लेकिन राजस्व नहीं।

•	 उच्च स्तर के अनुदानों पर निर्भरता: शहर अब स्मार्ट 
सिटी मिशन या AMRUT जैसी योजनाओ ंके अतंर्गत 
बंध े हुए और योजना-आधारित अनदुानों पर अधिक 
निर्भर हो गए हैं, जिससे स्थानीय लचीलापन एवं नवाचार 
सीमित हो जाता ह।ै

•	 स्वयं के राजस्व का कमजोर आधार: संपत्ति कर, 
उपयोगकर्ता शलु्क और स्थानीय उपकर ULBs की 
आय का आधार हैं, लेकिन ये मिलकर केवल 20–25% 
संभावित नगरपालिका आय का ही निर्माण करते हैं। 

	� अप्रभावी मलू्यांकन, दरों में संशोधन का राजनीतिक 
विरोध और कम संग्रहण दक्षता वित्तीय क्षमता को 
और कमजोर करते हैं।

•	 GST का प्रभाव: GST से पहले, शहर ऑक्ट्रॉय, 
प्रवेश कर, विज्ञापन कर और स्थानीय अधिभार जैसे 
करों के माध्यम से राजस्व एकत्र करते थे, जो कुल 
नगरपालिका आय का लगभग 19% था। 

	� GST ने इन करों को समाहित कर लिया, जिससे 
नगरपालिकाए ं स्वतंत्र राजस्व स्रोतों से वंचित हो 
गई।ं

संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? 

•	 अनुच छ्ेद 243X: राज्य विधानसभाओ ं को 
नगरपालिकाओ ं को कर, शलु्क, टोल और फीस 
लगाने, एकत्र करने तथा उपयोग करने का अधिकार 
दनेे का प्रावधान करता ह।ै 

•	 अनुच छ्ेद 243Y: राज्य वित्त आयोग (SFC) को 
राज्य और नगरपालिकाओ ंके बीच राज्य राजस्व के 
वितरण एवं उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 
सिफारिशें दनेे का निर्देश दतेा ह।ै 

•	 अनुच छ्ेद 280(3)(c): कें द्रीय वित्त आयोग (CFC) 
को SFC की सिफारिशों के आधार पर राज्य समकेित 
निधियों को नगरपालिका वित्त के लिए बढ़ान के 
उपाय सझुाने का अधिकार दतेा ह।ै

नगरपालिका बॉन्ड: स्थानीय वित्त का नया क्षेत्र 

•	 नगरपालिका बॉन्ड ऐसे ऋण उपकरण हैं जिन्हें शहरी 
स्थानीय निकाय (जैसे नगर निगम या परिषद) निवेशकों 
से धन एकत्रित करने के लिए जारी करते हैं। हालांकि, 
इनकी सफलता गहरे संरचनात्मक सधुारों पर निर्भर 
करती ह।ै

•	 वर्तमान चुनौतियाँ: 

	� त्रुटिपूर्ण क्रेड िट रेटिंग प्रणाली: जब एजेंसियां 
किसी शहर की वित्तीय स्थिति का मलू्यांकन करती 
हैं, तो वे प्रायः राज्य या कें द्र से मिलने वाले नियमित 
अनदुानों और हस्तांतरणों को नजरअदंाज कर दतेी 
हैं। इसस शहर वास्तविकता से अधिक कमजोर 
दिखते हैं और निवेशकों को आकर्षित करने की 
उनकी क्षमता घट जाती ह।ै 

	� शहरों की कम विश्वसनीयता: कई शहरों के पास 
सदुृढ़ वित्तीय रिकॉर्ड या उचित ऑडिट नहीं होते। 
निवेशक बॉन्ड खरीदने से संकोच करते हैं क्योंकि 
उन्हें भय होता ह ै कि शहर समय पर भगुतान नहीं 
कर पाएगा।

आगे की राह

•	 वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओ ं को अपनाए:ं डेनमार्क , 
स्वीडन और नॉर्वे जैसे दशेों में नगरपालिकाओ ं को 
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स्थानीय आयकर लगाने का अधिकार ह,ै जिससे 
नागरिकों एवं स्थानीय सरकारों के बीच प्रत्यक्ष जवाबदहेी 
सनुिश्चित होती ह।ै 

•	 हस्तांतरण को वैध आय के रूप में मान्यता दें: 
अनदुान और साझा करों को शहर की आय का हिस्सा 
माना जाना चाहिए ताकि विश्वसनीय बैलेंस शीट बनाई 
जा सके। 

•	 क्रेड िट रेटिंग में सधुार करें: शहरों की रेटिग केवल 
संकीर्ण वित्तीय मानकों पर नहीं, बल्कि शासन की 
गणुवत्ता, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी जैसे 
पहलओु ंपर आधारित होनी चाहिए। 

•	 वित्तीय नवाचार को सक्षम करें: नगरपालिकाओ ंको 
अपन GST मआुवजे या राज्य कर हिस्से के एक हिस्से 
को बॉन्ड जारी करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग 
करने की अनमुति दी जानी चाहिए।

Source: TH

भारत का बायोटेक उछाल
संदर्भ

•	 भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र विगत कुछ वर्षों में तीव्रता 
से उभरा ह।ै 2018 में लगभग 500 स्टार्टअप्स से शरुू 
होकर, 2025 में इनकी संख्या 10,000 से अधिक हो 
गई ह।ै

बायोइकोनॉमी क्या है? 

•	 बायोइकोनॉमी का अर्थ ह ैनवीकरणीय जैविक संसाधनों 
का उपयोग करके खाद्य, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओ ं
का उत्पादन करना, जो सततता एवं आर थ्िक विकास को 
समर्थन दतेा ह।ै 

•	 जीन एडिटिग और बायोप्रिंटिग जैसी नवाचारों से प्रगति 
हो रही ह,ै जबकि विभिन्न क्षेत्रों में एकीकरण दीर्घकालिक 
प्रभाव को सदुृढ़ करता ह।ै 

	� जैव प्रौद्योगिकी को डिजिटल उपकरणों और 
परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के साथ जोड़कर, 
बायोइकोनॉमी पर्यावरणीय चनुौतियों के लिए सतत 
समाधान प्रदान करती ह ै तथा समग्र सामाजिक 
कल्याण को बढ़ावा दतेी ह।ै

भारत की बायोइकोनॉमी 

•	 भारत जैव प्रौद्योगिकी के लिए विश्व स्तर पर शीर्ष 12 
गंतव्यों में शामिल ह ैऔर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरा 
सबसे बड़ा गंतव्य ह।ै 

•	 भारत की बायोइकोनॉमी 2014 में $10 बिलियन से 
बढ़कर 2024 में $165.7 बिलियन हो गई ह,ै जो सोलह 
गनुा वदृ्धि ह।ै 

•	 यह क्षेत्र राष्ट्रीय GDP में 4.25% का योगदान दतेा ह ै
और विगत चार वर्षों में 17.9% की सदुृढ़ वार्षिक समग्र 
वदृ्धि दर (CAGR) प्रदर्शित करता ह।ै 

•	 भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र चार श्रेणियों में विभाजित 
ह:ै बायोफार्मास्युटिकल्स, बायो एग्रीकल्चर, बायो 
आईटी और बायो सर्विसेज। 

•	 भविष्य के लक्ष्य: 2030 तक $300 बिलियन की 
बायोइकोनॉमी प्राप्त करने का लक्ष्य। 

	� भारत वैश्विक स्तर पर बायोफार्मा में नेततृ्व करना 
चाहता ह,ै जिसमें टीके, डायग्नोस्टिक्स और 
चिकित्सकीय उत्पाद शामिल हैं।

चिताएं 

•	 अवसरंचना का विखंडन: भारत में 70 से अधिक 
इनक्यूबेटर्स हैं, लेकिन कुछ ही के पास पायलट-स्के ल 
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शदु्धिकरण प्रणाली, फिल-एडं-फिनिश सवुिधाए,ं और 
नियामक सहायता जैसी परू्ण सवुिधाए ंहैं। 

	� इससे उद्यमियों को विभिन्न शहरों में काम करना 
पड़ता ह,ै जिससे लागत और प्रक्रियाए ंदोहराई जाती 
हैं।

•	 नियामक जटिलताए:ं क्लिनिकल ट्रायल, पेटेंट काननू 
और उत्पाद अनमुोदन के लिए परुाने ढांच।े

•	  ये आधनुिक आवश्यकताओ ं (AI, बायोलॉजिक्स, 
जीनोमिक्स) से पीछे हैं, जिससे बाज़ार में प्रवेश में दरेी 
होती ह ैऔर निवेश को हतोत्साहित किया जाता ह।ै

सरकारी पहल और प्रमुख कार्यक्रम 

•	 BioE3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और 
रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी): यह नीति 2024 
में कें द्रीय मतं्रिमडंल द्वारा अनमुोदित की गई थी, जिसका 
उद्देश्य 2030 तक $300 बिलियन की बायोइकोनॉमी 
बनाना ह।ै

•	 राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन: यह एक सरकारी स्वीकृत 
पहल ह,ै जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा 
संचालित और BIRAC द्वारा कार्यान्वित किया गया ह।ै 

	� उद्देश्य: उद्योग और अकादमिक संस्थानों 
के बीच सहयोग को बढ़ावा दकेर भारत की 
बायोफार्मास्युटिकल्स, टीकों, बायोसिमिलर्स, 
चिकित्सा उपकरणों और डायग्नोस्टिक्स में 
क्षमताओ ंको बढ़ाना।

•	 बायो एग्रीकल्चर: भारत में कृषि जैव प्रौद्योगिकी 
जीनोमिक्स, ट्रांसजेनिक्स और जीन एडिटिग में नवाचारों 

के माध्यम से तीव्रता से आगे बढ़ रही ह,ै जिसे जैव 
प्रौद्योगिकी विभाग के कृषि जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के 
अतंर्गत संचालित किया जा रहा ह।ै

	� जलवायु-स्मार्ट फसलें: सखूा-प्रतिरोधी, उच्च 
उपज दनेे वाली चना किस्म SAATVIK (NC 9) 
को खतेी के लिए स्वीकृति दी गई ह।ै

	� जीनोम-सपंादित चावल: उपज-सीमित जीनों 
में हानि-कारक उत्परिवर्तन से DEP1-संपादित 
MTU-1010 जैसी बेहतर चावल किस्में विकसित 
हुई हैं।

	� जीनोटाइपिग एरेज़: भारत की पहली 90K SNP 
एरेज़—चावल के लिए IndRA और चने के लिए 
IndCA—DNA फिंगरप्रिंटिग और किस्म पहचान 
को सक्षम बनाती हैं।

	� अमरंथ ससंाधन: एक जीनोमिक डेटाबेस, NIRS 
तकनीकें  और 64K SNP चिप पोषण स्क्रीनिग 
और मोटापा-रोधी अमरंथ किस्मों के विकास में 
सहायक हैं।

	� बायोकंट्रोल: मायरोथेसियम वेरुकारिया से प्राप्त 
एक नैनो-फॉर्मुलेशन टमाटर और अगंरू में पाउडरी 
मिल ड््यू के लिए पर्यावरण-अनकूुल नियंत्रण प्रदान 
करता ह।ै

	� किसान-कवच: एक एटंी-पेस्टिसाइड सरुक्षात्मक 
सटू किसानों को विषाक्त संपर्क  से सरुक्षा प्रदान 
करता ह।ै

•	 बायोटेक-KISAN (बायोटेक-कृषि नवाचार 
विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क ): यह वैज्ञानिक-किसान 
साझदेारी कार्यक्रम ह,ै जिसे किसानों को कृषि नवाचार 
और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से सशक्त बनाने के 
लिए शरुू किया गया ह।ै

•	 बायोएनर्जी: एथनॉल मिश्रण में उल्लेखनीय वदृ्धि हुई 
ह—ै2014 में 1.53% से बढ़कर 2024 में 15%, और 
2025 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य ह।ै

•	 BIRAC पहलों के माध्यम से जैव नवाचार को 
बढ़ावा देना: जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनसुंधान 
सहायता परिषद (BIRAC), जिसे 2012 में जैव 
प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया था, भारत 
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के जैव स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने में 
महत्वपरू्ण भमूिका निभाती ह।ै 

	� दशेभर में 95 जैव-इनक्यूबेशन कें द्र स्थापित किए 
गए हैं, जो स्टार्टअप्स को वित्तपोषण, अवसरचना 
और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

आगे की राह

•	 भारत की बायोइकोनॉमी एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी 
ह,ै जहां नवाचार, सततता और समावेशी विकास की 
एकीकृत दृष्टिकोण वैश्विक मानक स्थापित कर रही ह।ै 

•	 बायो-निर्माण, बायो-एग्रीकल्चर और बायोएनर्जी का 
संगम न केवल राष्ट्रीय लचीलापन को सदुृढ़ करता 
ह,ै बल्कि उभरती वैश्विक बायोइकोनॉमी में भारत की 
रणनीतिक नेततृ्व के दृष्टिकोण को भी दर्शाता ह।ै

Source: TH

EPFO, डाकघर बैंक के लिए RBI पर्यवक्षण 
पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

•	 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और डाकघर 
बचत बैंक (POSB) — जल्द ही भारतीय रिज़र्व बैंक 
(RBI) की निगरानी के अतंर्गत आ सकते हैं।

परिचय 

•	 डाकघर बचत बैंक (POSB): 2024 में ₹96 करोड़ 
का घोटाला उजागर हुआ, जिसमें POSB योजनाओ ंमें 
24 महीनों की अवधि में धोखाधड़ी की गई। 

	� इसके बाद, POSB ने वित्त मतं्रालय के आर थ्िक 
मामलों विभाग से RBI के साथ एक निगरानी 

समझौते की मांग की ह ै ताकि आतंरिक नियंत्रणों 
की समीक्षा की जा सके।

•	 कर्मचारी भविष्य निधि सगंठन (EPFO): श्रम और 
रोजगार मतं्रालय ने निधि प्रबंधन और निवेश प्रथाओ ंपर 
RBI से परामर्श माँगा। 

	� RBI की रिपोर्ट में कमजोर लेखांकन मानकों और 
हितों के टकराव (EPFO का नियामक और निधि 
प्रबंधक दोनों के रूप में कार्य करना) जैसे मदु्दों को 
उजागर किया गया। 

•	 अनुवर्ती कार्रवाई: EPFO बोर्ड ने RBI, वित्त मतं्रालय 
और श्रम मतं्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक संयकु्त 
समिति के गठन को स्वीकृति दी ताकि इन चितंाओ ंको 
संबोधित किया जा सके।

RBI की निगरानी की आवश्यकता 

•	 सार्वजनिक निधियों की सरुक्षा: दोनों संस्थाए ंबड़ी 
मात्रा में सार्वजनिक धन का प्रबंधन करती हैं — जिससे 
सदुृढ़ निगरानी और सशुासन अत्यंत आवश्यक हो जाता 
ह।ै 

	� यह कदम सामाजिक सरुक्षा और लघ ुबचत संस्थानों 
में वित्तीय अनशुासन, पारदर्शिता एवं जोखिम 
प्रबंधन को बढ़ावा दनेे के लिए सरकार की पहल 
को दर्शाता ह।ै

•	 शासन और जवाबदेही सबंंधी चिताए:ं धोखाधड़ी 
और गबन की बार-बार घटनाए,ं कमजोर आतंरिक 
नियंत्रण और मनैअुल रिकॉर्ड-कीपिंग प्रणालीगत 
कमजोरियों को उजागर करती हैं।

•	 कमजोर लेखांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे: 
RBI की समीक्षा में EPFO के निधि प्रबंधन में कमजोर 
लेखांकन मानकों पाए गए। 

	� मार्क -टू-मार्केट  मलू्यांकन और दायित्वों का 
एक्चुअरियल आकलन अनपुस्थित ह।ै

•	 EPFO सचंालन में हितों का टकराव: EPFO 
भविष्य निधि संपत्तियों के लिए नियामक और निधि 
प्रबंधक दोनों की भमूिका निभाता ह।ै 

	� यह दोहरी भमूिका पक्षपात, अक्षमता और कमजोर 
निगरानी की संभावना उत्पन्न करती ह।ै
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•	 निवश विविधीकरण: EPFO का पोर्टफोलियो मखु्य 
रूप से सरकारी और कॉर्पोरेट ऋण की ओर झकुा हुआ 
ह,ै जबकि इक्विटी में सीमित निवेश ह।ै 

	� RBI ने धीरे-धीरे विविधीकरण और बेहतर 
जोखिम-प्रतिफल संतलुन का परामर्श दिया ह,ै 
जिससे EPFO की रणनीति वैश्विक सर्वोत्तम पेंशन 
निधि प्रबंधन प्रथाओ ंके अनरुूप हो सके।

•	 पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास: POSB और 
EPFO में घोटालों और अनियमितताओ ंने जमाकर्ताओ ं
के विश्वास को कमजोर किया ह।ै

महत्व 

•	 RBI की निगरानी बैंक-जैसे सावधानी मानकों को लाग ू
कर सकती ह ै और आतंरिक शासन को बेहतर बना 
सकती ह।ै 

•	 RBI की तकनीकी विशषेज्ञता लेखांकन को आधनुिक 
बनाने, ऑडिट को सदुृढ़ करने और पारदर्शिता सनुिश्चित 
करने में सहायता कर सकती ह।ै 

•	 RBI की निगरानी कार्यों के पथृक्करण और स्वतंत्र निधि 
प्रबंधन मानदडंों को लाग ूकरने में सहायक हो सकती ह।ै 

•	 RBI की निगरानी विश्वसनीयता लाती ह,ै नियामक 
अनशुासन सनुिश्चित करती ह ैऔर इन सामाजिक सरुक्षा 
संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाती ह।ै

डाकघर बचत बैंक (POSB) 

•	 POSB डाक विभाग, संचार मतं्रालय के अतंर्गत 
डाक लघ ुबचत / बचत बैंक योजनाओ ंको संदर्भित 
करता ह।ै 

•	 चूकंि यह भगुतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 
2007 (PSS Act) के अतंर्गत आता ह,ै इसलिए बैंक 
के भगुतान-संबंधी कार्यों पर पहले से ही RBI का 
अधिकार ह।ै

EPFO 

•	 EPFO श्रम और रोजगार मतं्रालय के अतंर्गत एक 
वैधानिक निकाय ह।ै यह कर्मचारी भविष्य निधि और 
विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 का प्रशासन 
करता ह।ै 

•	 उद्देश्य:
	� कर्मचारियों की सेवानिवतृ्ति के बाद वित्तीय सरुक्षा 

और सामाजिक कल्याण सनुिश्चित करना।
	� कर्मचारियों के बीच स्वैच्छिक बचत को बढ़ावा 

दनेा।
	� भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओ ं को 

विनियमित एवं पर्यवेक्षण करना।
Source: IE

संुदरबन के SAIME मॉडल (जलीय कृषि 
मॉडल) को FAO की मान्यता प्राप्त हुई
समाचार में 

•	 सस्टेनबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स 
(SAIME) मॉडल को संयकु्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि 
संगठन (FAO) से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई ह।ै

सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स 
(SAIME) मॉडल 

•	 यह मॉडल पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में नेचर एनवायरनमेंट 
एडं वाइल्डलाइफ सोसाइटी (NEWS) द्वारा विकसित 
किया गया ह।ै 

•	 यह पारिस्थितिकी-आधारित, जलवाय-ुअनकूुल जलीय 
कृषि को बढ़ावा दतेा ह,ै जिसमें झींगा तालाबों में 5%–
30% मैंग्रोव कवर को एकीकृत किया जाता ह।ै 

•	 यह 29.84 हके्टेयर क्षेत्र में 42 किसानों द्वारा लाग ूकिया 
गया ह ैऔर उत्पादन लागत में कमी के माध्यम से शदु्ध 
लाभ को दोगनुा कर दिया ह।ै

महत्व 

•	 यह तटीय लचीलापन बढ़ाता ह,ै सतत आजीविका का 
समर्थन करता ह,ै रसायन-मकु्त झींगा पालन को बढ़ावा 
दतेा ह,ै और वैश्विक समदु्र-स्तर वदृ्धि की पषृ्ठभमूि में 
कार्बन अवशोषण एवं जलवाय ुकार्रवाई में सहायक ह।ै 

•	 यह पारंपरिक झींगा पालन से भमूि उपयोग में बदलाव 
की चितंाओ ंके बीच विशषे महत्व प्राप्त करता ह।ै

संुदरबन पारिस्थितिकी तंत्र 

•	 यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक ह।ै 

•	 यह गंगा, ब्रह्मपतु्र और मघेना नदियों के डेल्टा पर बंगाल 
की खाड़ी में स्थित ह।ै 
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•	 यह भारत के सुंदरबन विश्व धरोहर स्थल (1987 में 
सचूीबद्ध) की सीमा से सटा हुआ ह।ै

पारिस्थितिक और रणनीतिक महत्व

•	 जैव विविधता का भंडार: यह 260 पक्षी प्रजातियों, 
बंगाल टाइगर और खाड़ी मगरमच्छ व भारतीय अजगर 
जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों सहित विविध जीव-जंतओु ं
के लिए जाना जाता ह।ै

•	 जलवायु सरुक्षा कवच: इसका घना मैंग्रोव आवरण 
चक्रवातों, तफूानी लहरों और तटीय कटाव के विरुद्ध 
प्राकृतिक अवरोध का कार्य करता ह,ै जिससे लाखों 
लोगों का जीवन एवं आजीविका सरुक्षित रहती ह।ै

•	 कार्बन सिकं: मैंग्रोव बड़ी मात्रा में कार्बन अवशोषित 
करते हैं, जिससे वैश्विक जलवाय ु शमन प्रयासों में 
योगदान मिलता ह।ै

•	 आजीविका और ससं्कृति : यह क्षेत्र मछली पकड़ने, 
शहद संग्रहण और इको-पर्यटन के माध्यम से लाखों 
लोगों को आजीविका प्रदान करता ह,ै साथ ही पारंपरिक 
ज्ञान एवं सांस्कृ तिक विरासत को संरक्षित करता ह।ै

उभरते खतरे 

•	 IUCN वर्ल्ड हरेिटज आउटलकु 4 (2025) के अनसुार, 
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की संरक्षण स्थिति “कुछ चितंाओ ं
के साथ अच्छा” से “गंभीर चितंाओ”ं में बदल गई ह।ै

•	 जलवायु परिवर्तन: समदु्र-स्तर में वदृ्धि और बार-बार 
आने वाली तफूानी लहरें मैंग्रोव विविधता को कम कर 
रही हैं तथा आवास हानि को तीव्र कर रही हैं।

•	 लवणता और प्रदूषण: भारी धात ुप्रदषूण और बढ़ती 
लवणता जल गणुवत्ता एवं मदृा स्वास्थ्य को हानि पहुचँा 
रही ह।ै

•	 अस्थायी ससंाधन दोहन: अत्यधिक मछली पकड़ना, 
अवैध कटाई और भमूि उपयोग में बदलाव पारिस्थितिक 
संतलुन को बाधित कर रह ेहैं।

•	 मानवजनित दबाव: अतिक्रमण, बनुियादी ढांचा 
विकास और अपशिष्ट निपटान संरक्षित क्षेत्रों के अदंर 
भी आवासों को खडंित कर रह ेहैं।

सुझाव और आगे की राह 

•	 सुंदरबन जलवाय ु लचीलापन, जैव विविधता और 
स्थानीय आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपरू्ण ह,ै 
इसलिए पारिस्थितिक निगरानी को बढ़ाना तथा सीमाओ ं
के पार रोगजनकों जैसे उभरते खतरों को ट्रैक करना 
आवश्यक ह।ै 

•	 मैंग्रोव पनुर्स्थापन को राष्ट्रीय जलवाय ुअनकूुलन और 
आपदा लचीलता योजनाओ ं में एकीकृत किया जाना 
चाहिए। 

•	 SAIME जैसे सतत आजीविका मॉडल को संरक्षण 
और आर थ्िक आवश्यकताओ ंके संतलुन हते ुबड़े पैमाने 
पर अपनाया जाना चाहिए। 

•	 संयकु्त पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और डेटा साझाकरण 
के लिए भारत-बांग्लादशे सहयोग को सदुृढ़ करना 
आवश्यक ह।ै 

•	 पर्यावरण साक्षरता और जनभागीदारी को बढ़ावा दनेा 
संरक्षण की संस्कृ ति एवं दीर्घकालिक संरक्षण भावना को 
विकसित करेगा।

Source :TH

भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओ ंमें 
‘महत्वपूर्ण कारक’
संदर्भ

•	 भारत ने 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 
और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित 
किया ह,ै ऐस ेमें महत्वपरू्ण खनिजों तक पहुचं सनुिश्चित 
करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया ह।ै

महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं? 

•	 ये वे खनिज हैं जो आर थ्िक विकास और राष्ट्रीय सरुक्षा 
के लिए अत्यावश्यक हैं। 

•	 इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या इनका निष्कर्षण 
एवं प्रसंस्करण कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में कें द्रित 
होने से “आपरू्ति श्रृंखला की कमजोरियों और आपरू्ति में 
बाधा” उत्पन्न हो सकती ह।ै
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महत्वपूर्ण खनिजो ंकी सूची 

•	 विभिन्न दशेों की अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और 
प्राथमिकताओ ं के आधार पर महत्वपरू्ण खनिजों की 
अलग-अलग सचूी होती ह।ै 

•	 भारत के लिए कुल 30 खनिजों को सबसे महत्वपरू्ण 
पाया गया ह,ै जिनमें से दो उर्वरक खनिज के रूप में 
महत्वपरू्ण हैं: एटंिमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, 
कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हफैनियम, इडंियम, 
लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकल, PGE, 
फॉस्फोरस, पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs), 
रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंशियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, 
टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनाडियम, ज़िरकोनियम, 
सेलेनियम और कैडमियम।

भारत के हरित संक्रमण में महत्वपूर्ण खनिजो ंकी 
भूमिका 

•	 महत्व: महत्वपरू्ण खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), 
सोलर पैनलों, पवन टर्बाइनों और ऊर्जा भडंारण 
प्रणालियों को शक्ति दनेे वाली तकनीकों के लिए 
आवश्यक हैं। 

	� लिथियम और कोबाल्ट EV बैटरियों का मलू हिस्सा 
हैं, जबकि REEs पवन टर्बाइनों और इलेक्ट्रॉनिक्स 
में उच्च प्रदर्शन वाले मगै्नेट के लिए आवश्यक हैं।

•	 बाजार दृष्टिकोण: भारत का EV बाजार 2023–2030 
के दौरान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 
2024 जैसी पहलों के अतंर्गत 49% की वार्षिक समग्र 
वदृ्धि दर (CAGR) से बढ़न की संभावना ह।ै 

	� बैटरी भडंारण बाजार, जिसकी 2023 में कीमत 
$2.8 बिलियन थी, नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण 
के साथ तेजी से विस्तार करने वाला ह।ै

•	 आयात पर निर्भरता: भारत लगभग 100% लिथियम, 
कोबाल्ट और निकल तथा 90% से अधिक REEs का 
आयात करता ह,ै जिससे आपरू्ति में बाधा की आशकंा 
बनी रहती ह।ै 

	� वर्तमान में चीन वैश्विक REE उत्पादन का 60% 
और प्रसंस्करण क्षमता का 85% नियंत्रित करता ह,ै 
जिससे रणनीतिक जोखिम बढ़ जाते हैं।

भारत की खनिज अन्वेषण के लिए नीति 

•	 पहल घरेलू भंडार: भारत के पास विशाल अप्रयकु्त 
खनिज संभावनाए ंहैं, जैसे जम्मू-कश्मीर (J&K) और 
राजस्थान में लिथियम, तथा ओडिशा एवं आधं्र प्रदशे 
में REEs। 

	� 2023 में, भारतीय भवूैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने 
J&K में 5.9 मिलियन टन अनमुानित लिथियम 
संसाधन की पहचान की।

•	 नीतिगत पहल: राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 
(NMEP), 2016 और खान एवं खनिज (विकास और 
विनियमन) अधिनियम, 2021 ने निजी भागीदारी तथा 
उन्नत सर्वेक्षणों के माध्यम से अन्वेषण को गति दी ह।ै

•	 KABIL (खनिज विदशे इडंिया लिमिटड) आपरू्ति 
सरुक्षा सनुिश्चित करने के लिए विदशेी खनिज संपत्तियों 
का अधिग्रहण कर रहा ह।ै 

•	 राष्ट्रीय महत्वपरू्ण खनिज मिशन (NCMM) ₹34,300 
करोड़ की योजना के साथ अन्वेषण से पनुर्प्राप्ति तक 
मलू्य श्रृंखला को सदुृढ़ करने का लक्ष्य रखता ह।ै 

चुनौतियाँ

•	 पर्यावरणीय चिताए:ं खनन और निष्कर्षण 
पारिस्थितिक एवं सामाजिक चनुौतियां उत्पन्न करते हैं।

•	 सीमित प्रससं्करण और परिष्करण क्षमता: भारत के 
पास लिथियम, कोबाल्ट और REEs जैसे महत्वपरू्ण 
खनिजों के लिए पर्याप्त घरेल ू उन्नत प्रसंस्करण एवं 
परिष्करण सवुिधाए ंनहीं हैं।

•	 कम घरेलू उत्पादन: पर्याप्त अप्रयकु्त भडंार होने के 
बावजदू, भारत वैश्विक REE उत्पादन में 1% से भी 
कम योगदान दतेा ह,ै जिससे वैश्विक महत्वपरू्ण खनिज 
बाजारों में इसकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती ह ैऔर 
आपरू्ति कमजोरियां उत्पन्न होती हैं।
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आगे की राह

•	 नीतिगत प्रोत्साहन: सब्सिडी, कर प्रोत्साहन, उत्पादन-
आधारित योजनाए ंऔर समर्पित R&D वित्तपोषण जैसे 
सदुृढ़ वित्तीय उपाय घरेल ूअन्वेषण एवं प्रसंस्करण को 
आर थ्िक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए आवश्यक हैं।

•	 स्वीकृत खनन पट्टों का शीघ्र संचालन और छत्तीसगढ़, 
राजस्थान एवं जम्मू-कश्मीर जैसे खनिज-समदृ्ध क्षेत्रों में 
अन्वेषण को तीव्र करना आपरू्ति सरुक्षा को बढ़ावा दगेा।

•	 यंत्रीकृत खनन उपकरणों, स्वचालित प्रसंस्करण संयंत्रों 
और सतत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने से 
दक्षता बढ़ेगी तथा पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा।

•	 परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: भारत प्रतिवर्ष 
लगभग चार मिलियन मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न 
करता ह,ै ऐसे में प्रयकु्त बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक 
अपशिष्ट से महत्वपरू्ण खनिजों की पनुर्प्राप्ति एवं पनुर्चक्रण 
को बढ़ावा दनेा आयात निर्भरता को अत्यंत सीमा तक 
कम कर सकता ह।ै

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
समाचार में

•	 भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर ह,ै जो 57 दशेों में 
वीज़ा-मकु्त पहुचँ प्रदान करता ह,ै जो 2024 में 80वें 
स्थान से नीच ेह।ै

•	 वर्तमान में सिंगापरु शीर्ष स्थान पर ह।ै

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में

•	 हनेले पासपोर्ट इडेंक्स एक वैश्विक रैंकिग प्रणाली ह ैजो 
विभिन्न दशेों के पासपोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्रा 
स्वतंत्रता का मलू्यांकन करती ह,ै जो उनके धारकों द्वारा 
बिना परू्व वीज़ा के पहुचँ प्राप्त कर सकने वाले गंतव्यों की 
संख्या पर आधारित होती ह।ै

•	 यह इडेंक्स हनेले एडं पार्टनर्स द्वारा संकलित और 
प्रकाशित किया जाता ह,ै जिसमें अतंर्राष्ट्रीय वाय ु
परिवहन संघ (IATA) के विशषे डेटा का उपयोग किया 

जाता ह ैतथा आतंरिक शोध द्वारा संवर्धित किया जाता 
ह।ै

Source: HT

EPFO ने पीएफ निकासी नियमो ंको स्पष्ट 
किया
संदर्भ

•	 नई निकासी नियमों को लेकर बढ़ती आलोचनाओ ंके 
बीच, EPFO ने बेरोजगारी की स्थिति में भविष्य निधि 
और पेंशन निधि तक पहुचं के लिए संशोधित नियमों पर 
स्पष्टीकरण जारी किया ह।ै

संशोधित नियम 

•	 आंशिक निकासी नियमों का सरलीकरण: पहले 
13 जटिल प्रावधान विभिन्न श्रेणियों में थे, जिन्हें अब 3 
सरल श्रेणियों में समाहित कर दिया गया ह:ै

	� आवश्यक आवश्यकताए:ँ बीमारी, शिक्षा, 
विवाह।

	� आवास सबंंधी आवश्यकताए:ँ निर्माण, खरीद, 
पनुर्भुगतान।

	� विशेष परिस्थितियाँ: प्राकृतिक आपदाए,ँ 
बेरोजगारी आदि।

•	 उदारीकृत सीमाए:ँ

	� शिक्षा: 10 गनुा तक (पहले की सीमा इससे काफी 
कम थी)

	� विवाह: 5 गनुा तक (पहले विवाह + शिक्षा की 
कुल सीमा 3 गनुा थी)

	� समान न्यूनतम सेवा अवधि: केवल 12 महीने 
(पहले अधिक और विविध थी)

•	 विशेष परिस्थितियों के अतंर्गत निकासी के लिए 
कारण बताने की आवश्यकता नहीं ह।ै

•	 25% न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना अनिवार्य ह ै
ताकि सेवानिवतृ्ति कोष संरक्षित रह ेऔर 8.25% ब्याज 
के साथ चक्रवदृ्धि लाभ प्राप्त हो सके।

बेरोजगारी के दौरान निकासी पर स्पष्टीकरण 

•	 सदस्य अब अपनी नौकरी छूटन के बाद “तुरंत” अपन 
EPF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं, जबकि 
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पेंशन (EPS) की राशि केवल 36 महीने की बेरोजगारी 
के बाद ही निकाली जा सकती ह।ै

•	 इन परिवर्तनों के आगामी 1–2 महीनों में प्रभावी 
होने की सभंावना है।

Source: IE

प﻿्रशियन ब्लू कैप्सूल
समाचार में

•	 भारत ने सीज़ियम-137 संदषूण के प्रभावों को कम करने 
के लिए इडंोनेशिया को महत्वपरू्ण प्रशियन ब्लू कैप्सूल 
उपहार में दिए हैं।

प्रशियन ब्लू कैप्सूल के बारे में

•	 प्रशियन ब्लू कैप्सूल एक विशषे दवा ह ैजिसका उपयोग 
मखु्य रूप से रेडियोधर्मी सीज़ियम या थैलियम के 
आतंरिक संदषूण के साथ-साथ गैर-रेडियोधर्मी थैलियम 
विषाक्तता के उपचार के लिए किया जाता ह।ै

•	 ये कैप्सूल इन विषाक्त पदार्थों को आतंों में फँसाकर, 
शरीर में उनके अवशोषण को रोककर और मल त्याग 
के माध्यम से उनके निष्कासन को सगुम बनाकर कार्य 
करते हैं।

Source: AIR

टाइम रोडंो क्रिस्टल
संदर्भ

•	 वैज्ञानिकों की एक अतंरराष्ट्रीय टीम ने पदार्थ की एक 
नई अवस्था की खोज की ह ैजिसे टाइम रोंडो क्रिस्टल 
(TRC) कहा जाता ह ै— यह एक ऐसी स्थिति ह ैजहां 
समय में क्रम और अक्रम (order और disorder) सह-
अस्तित्व में रहते हैं।

पदार्थ में क्रम क्या होता है? 

•	 सभी प्रकार के पदार्थों में उनके कणों की एक विशिष्ट 
व्यवस्था होती ह।ै 

	� जैसे नमक या हीरे जैसे ठोस क्रिस्टल में, परमाण ुएक 
नियमित और दोहराए जाने वाले पैटर्न में व्यवस्थित 
होते हैं, जो स्थान में क्रम को दर्शाता ह।ै 

	� इसके विपरीत, तरल में परमाण ु स्वतंत्र रूप से 
गतिशील होते हैं और किसी निश्चित व्यवस्था का 
अभाव होता ह,ै जो अक्रम को दर्शाता ह।ै 

•	 2012 में वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया कि यदि पदार्थ 
स्थान में क्रम प्रदर्शित कर सकता ह,ै तो वह समय में 
भी क्रम दिखा सकता ह।ै इसस एक नई अवस्था की 
भविष्यवाणी हुई जिसे टाइम क्रिस्टल कहा गया। 

•	 टाइम क्रिस्टल एक ऐसा तंत्र ह ैजो निश्चित समय अतंराल 
पर अपनी गति या व्यवहार को दोहराता ह।ै 

	� उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप एक 
झलेू को समान अतंराल पर धक्का दतेे हैं। सामान्यतः 
झलूा प्रत्येक धक्के  के साथ लय में चलता ह।ै

	�  लेकिन टाइम क्रिस्टल में, गति केवल प्रत्येक दो 
धक्कों के बाद ही दोहराई जाती ह,ै जिससे समय में 
एक नियमित चक्र बनता ह।ै

टाइम रोडंो क्रिस्टल (TRC) क्या है? 

•	 टाइम रोंडो क्रिस्टल (TRC) पदार्थ की एक नई अवस्था 
ह ैजिसकी हाल ही में खोज की गई ह।ै 

	� यह टाइम क्रिस्टल के समान ह,ै लेकिन इसमें एक 
विशषे अतंर ह:ै यह समय में क्रम और अनियमितता 
दोनों को प्रदर्शित करता ह।ै 

	� तंत्र कुछ समय बाद अपना पैटर्न दोहराता ह ै(क्रम), 
लेकिन इन दोहरावों के बीच इसका व्यवहार 
अनियमित होता ह ै(अक्रम)। 

•	 वैज्ञानिकों ने TRC को हीरे में कार्बन-13 परमाणओु ंका 
उपयोग करके और उनके स्पिन को माइक्रोवेव पल्स के 
माध्यम से नियंत्रित करके बनाया। 

•	 ये पल्स निश्चित अतंराल पर नहीं दिए गए थे, उनमें कुछ 
अनियमितता थी, लेकिन फिर भी तंत्र ने लंबे समय में 
नियमित पैटर्न दिखाए।

संभावित अनुप्रयोग

•	 क्वांटम तकनीक: यह विशिष्ट समय पैटर्न का पता 
लगाने वाले नए प्रकार के क्वांटम सेंसर डिजाइन करने में 
सहायता कर सकता ह।ै

•	 सचूना भंडारण: TRC के दोहराए जाने वाले पैटर्न की 
टाइमिगं में डेटा को संग्रहीत किया जा सकता ह।ै
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•	 वैज्ञानिक अनुसधंान: यह वैज्ञानिकों को यह समझने 
में सहायता करता ह ै कि अक्रम के अदंर भी क्रम कैसे 
उपस्थित हो सकता ह,ै जिससे पदार्थों की संरचना और 
व्यवहार के  अध्ययन के नए आयाम मिलते हैं।

Source: TH

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में हरित 
पटाखो ंकी बिक्री की अनुमति 
समाचार में 

•	 सर्वोच्च न्यायालय ने अपन परू्व के परू्ण प्रतिबंध में ढील 
दतेे हुए दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में सख्त शर्तों के साथ 
हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनमुति दी ह।ै 

	� न्यायालय ने उल्लेख किया कि परू्ण प्रतिबंधों के 
कारण तस्करी एवं अधिक हानिकारक पारंपरिक 
पटाखों का उपयोग बढ़ा, तथा अपन 2018 के 
अर्जुन गोपाल निर्णय का उदाहरण दिया, जिसमें 
हरित पटाखों की शरुुआत की गई थी और उत्सर्जन 
में कमी दिखाई गई थी।

हरित पटाखे (Green Firecrackers) 

•	 ये पारंपरिक पटाखों के पर्यावरण-अनकूुल विकल्प हैं, 
जिन्हें वाय ुप्रदषूण की चितंाओ ंको ध्यान में रखते हुए 
विकसित किया गया ह।ै 

•	 ये उत्सवों को मनाने का संतलुित समाधान प्रदान करते 
हैं, साथ ही पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव को न्यूनतम 
करते हैं।

प्रकार

•	 SWAS (सरुक्षित जल रिलीजर): जल वाष्प 
छोड़ता ह ैजिससे धलू कम होती ह;ै इसमें सल्फर और 
पोटैशियम नाइट्रेट नहीं होता।

•	 STAR (सरुक्षित थर्माइट क्रै कर): कम ध्वनि 
और कण उत्सर्जन करता ह;ै इसमें भी सल्फर और 
पोटैशियम नाइट्रेट नहीं होता।

•	 SAFAL (सरुक्षित न्यूनतम एल्यूमीनियम): कम 
एल्यूमिनियम और अधिक मगै्नीशियम का उपयोग 
करता ह ैजिससे ध्वनि कम होती ह।ै

विशेषताएँ 

•	 हरित पटाख ेपर्यावरण-अनकूुल विकल्प हैं जिन्हें उत्सवों 
के दौरान प्रदषूण और स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के 
लिए डिज़ाइन किया गया ह।ै 

•	 ये पारंपरिक पटाखों की तलुना में 30–35% कम कण 
और हानिकारक गैसें जैसे SO₂, NOx और CO 
उत्सर्जित करते हैं, तथा इनमें बैरियम नाइट्रेट जैसे विषलेै 
पदार्थ नहीं होते। 

•	 इन्हें CSIR की प्रयोगशालाओ ं (NEERI और 
CEERI) द्वारा विकसित एवं अनमुोदित किया गया ह।ै 

•	 ये निर्धारित ध्वनि सीमाओ ंका पालन करते हैं और हरे 
लोगो एवं QR कोड के माध्यम से पहचाने जा सकते हैं।

Source :TH

WTI के संस्थापक मेनन प्रमुख  IUCN 
पैनल की अध्यक्षता करने वाले प्रथम 
एशियाई बने

समाचार में 

•	 इटंरनेशनल यनूियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) 
ने वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इडंिया (WTI) के संस्थापक 
विवेक मनेन को स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन (SSC) 
का नया अध्यक्ष चनुा ह,ै जिससे वे इस पद को संभालने 
वाले पहले एशियाई बन गए हैं।

स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन (SSC) 

•	 IUCN की स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन (SSC) एक 
विज्ञान-आधारित नेटवर्क  ह ै जिसमें विश्व के लगभग 
प्रत्येक दशे से 10,500 से अधिक स्वयंसेवी विशषेज्ञ 
शामिल हैं। 

•	 यह वैश्विक संस्था के छह विशषेज्ञ आयोगों में से एक ह,ै 
जो जैव विविधता और प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित 
मामलों पर IUCN सचिवालय को परामर्श दतेा ह।ै 

•	 यह आयोग और इसके विशषेज्ञ समहू संकटग्रस्त 
प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट तैयार करने में महत्वपरू्ण 
भमूिका निभाते हैं।
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क्या आप जानते हैं? 

•	 इटंरनेशनल यनूियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 
(IUCN), जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, विश्व 
का सबसे बड़ा और विविधतापरू्ण पर्यावरणीय नेटवर्क  
ह,ै जिसमें 1,400 से अधिक सदस्य संगठन और 
17,000 विशषेज्ञ शामिल हैं। 

•	 यह प्रकृति संरक्षण पर वैश्विक प्राधिकरण के रूप में 
कार्य करता ह,ै और सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, 
वैज्ञानिकों, व्यवसायों एवं समदुायों को सतत विकास 
पर सहयोग करने के लिए एक निष्पक्ष मचं प्रदान 
करता ह।ै 

•	 यह विचारों को विकसित करता ह,ै अतंरराष्ट्रीय 
मानक निर्धारित करता ह,ै और ऐसे संरक्षण 
परियोजनाओ ंको लाग ूकरता ह ैजो पारंपरिक ज्ञान के 
साथ वैज्ञानिक अनसुंधान को जोड़कर पारिस्थितिकी 
तंत्र को पनुर्स्थापित करते हैं, आवास हानि से लड़ते हैं 
तथा मानव कल्याण को बढ़ावा दतेे हैं।

Source :IE

अयोध्या में बनेगा सातवां राष्ट् रीय सुरक्षा 
गार्ड (NSG) हब
समाचार में 

•	 कें द्रीय गहृ मतं्री अमित शाह ने घोषणा की कि उत्तर प्रदशे 
के अयोध्या में एक नया एनएसजी हब स्थापित किया 
जाएगा। 

	� यह सातवां एनएसजी हब होगा, जो पहले से मौजदू 
मुबंई, चने्नई, कोलकाता, हदैराबाद, अहमदाबाद 
एवं जम्मू के हब्स में शामिल होगा।

नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के बारे में 

•	 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) की स्थापना 1986 में 
एक संघीय आकस्मिक बल (Federal Contingency 
Force) के रूप में आतंकवाद से मकुाबला करने के 
लिए की गई थी, जिसकी स्वीकृति 1984 में मतं्रिमडंल 
के निर्णय के बाद दी गई थी। 

•	 यह बल ब्रिटन के SAS और जर्मनी के GSG-9 पर 
आधारित ह,ै तथा इसकी कार्यदर्शिता त्वरित हमलों एवं 
तीव्र वापसी पर कें द्रित ह।ै 

•	 यह दो इकाइयों से मिलकर बना ह:ै स्पेशल एक्शन ग्रुप 
(सेना) और स्पेशल रेंजर ग्रुप्स (CAPFs/राज्य पलुिस), 
जिन्हें दशेभर में सभी प्रकार के आतंकवादी खतरों से 
निपटन का कार्य सौंपा गया ह।ै 

•	 इसकी स्थापना एक ऐसा संघीय आकस्मिक बल बनाने 
के उद्देश्य से की गई थी, जिसमें अत्यधिक प्रेरित, विशषे 
रूप से ससुज्जित और प्रशिक्षित कर्मी शामिल हों, जो 
आतंकवाद से प्रभावी ढंग से सामना कर सकें ।

Source :TH

अभ्यास समुद्र शक्ति 2025
संदर्भ

•	 भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में भारत-इडंोनेशिया 
संयकु्त द्विपक्षीय समदु्री अभ्यास ‘समदु्र शक्ति – 2025’ 
के पांचवें संस्करण की मजे़बानी कर रही ह।ै

परिचय 

•	 अभ्यास ‘समदु्र शक्ति’ एक प्रमखु द्विपक्षीय पहल ह ै
जिसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओ ं के बीच पारस्परिक 
संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ को सदुृढ़ 
करना और सर्वोत्तम प्रथाओ ंका आदान-प्रदान करना ह।ै 
इस अभ्यास की शरुुआत 2018 में हुई थी।

•	 अभ्यास के चरण:

	� हार्बर चरण: आपसी सौहार्द और पेशवेर समझ को 
विकसित करने के उद्देश्य से।

	� सी चरण: जटिल परिचालन समन्वय पर कें द्रित। 
	� इसमें हलेीकॉप्टर संचालन, वाय ुरक्षा अभ्यास, 

हथियार फायरिंग ड्रिल और विज़िट, बोर्ड, सर्च 
एडं सीज़र (VBSS) अभ्यास शामिल हैं।

Source: TH

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
संदर्भ

•	 परू्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931–
2015) की जयंती हाल ही में मनाई गई।

परिचय

•	  15 अक्टूबर को तमिलनाडु के रामशे्वरम में जन्मे डॉ. 
कलाम एक प्रसिद्ध एयरोनॉटिकल इजंीनियर और 
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वैज्ञानिक थे, जिन्हें व्यापक रूप से “भारत के मिसाइल 
मनै” के रूप में जाना जाता ह।ै 

•	 ISRO में परियोजना निदशेक के रूप में उन्होंने भारत 
के परू्व सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SLV-III) के विकास 
का नेततृ्व किया, जिससे 1980 में रोहिणी उपग्रह का 
सफल प्रक्षेपण हुआ। 

•	 बाद में DRDO में उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल 
विकास कार्यक्रम (IGMDP) का नेततृ्व किया, जिसमें 
अग्नि और पथृ्वी मिसाइलों के विकास और भारत की 
परमाण ुक्षमताओ,ं विशषे रूप से पोखरण-द्वितीय परमाण ु
परीक्षणों की निगरानी की। 

•	 उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति (2002–2007) के रूप 
में सेवा दी और उन्हें स्नेहपरू्वक ‘जनता के राष्ट्रपति’ के 
रूप में याद किया जाता ह।ै 

•	 उनकी साहित्यिक रचनाओ ंमें विंग्स ऑफ फायर, इडंिया 
2020, माई जर्नी, और इग्नाइटेड माइड्ंस शामिल हैं। 

•	 उन्हें पद्म भषूण (1981), पद्म विभषूण (1990), और 
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न (1997) 
से सम्मानित किया गया।

Source: PIB
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